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��तावना 
 

सु�ी मेरी लॉलर, 
मानवा�धकार का बचाव करनेवाल� क� ���त पर संयु� रा� संघ के �वशेष �त  

 
इस साम�यक �रपोट� म� उन प�र�चत और �च�ताजनक मु�� को रेखां�कत �कया गया है �क कैसे
अ�पसं�यक� के मानवा�धकार� का बचाव करनेवाल� पर अमूमन पाबं�दयां लगायी जाती ह� और
उ�ह� �ह�सा का �नशाना बनाया जाता है। पा�क�तान म� �वशेषकर अ�पसं�यक� के धम� और पंथ को
लेकर ईश �न�दा का आरोप झेल रहे लोग� के अ�धकार� और �वतं�ता क� र�ा के समथ�न म� आवाज़
उठानेवाले वक�ल� और सभी एनजीओ और एचआरडी पर ख़तरा मंडराता रहता है।
नेपाल म� उन एनजीओ को �नशाना बनाया जाता है जो ईसाई कम�चा�रय� को काम पर रखना चाहते
ह�। अफ़ग़ा�न�तान म� एचआरडी पर सरकार और ग़ैर-सरकारी लोग� क� ओर से ख़तरा बना रहता है।
बां�लादेश म� वहाँ का साइबर अपराध क़ानून एचआरडी पर हमले को आसान बनाता है। भारत म�
भेदभावपूण� क़ानून� और इन पर अमल का �वरोध करनेवाले एचआरडी और धा�म�क अ�पसं�यक�
को ��तबंध�, �ह�सा, आपरा�धक मानहा�न का सामना करना पड़ता है और उ�ह� �हरासत म� डाल �दया
जाता है और काफ़� परेशान �कया जाता है। और �ीलंका म� एचआरडी के �लए प�र���तयाँ ब�त
ही ख़राब होती जा रही ह� और यहाँ तक �क �ीलंका ने फ़रवरी 2020 म� मानवा�धकार प�रषद के
��ताव 30/1 और 40/1 से अपना पैर भी ख�च �लया है। ये ��ताव देश म� मेलजोल, उ�रदा�य�व
और मानवा�धकार� से संबं�धत थे। 
 
मानव अ�धकार� के उ�ायु� मीशेल बैचेलेट ने नाग�रक दायरे के बारे म� सही कहा है �क “यह �कसी
भी �व� लोकतं� और समाज क� जीवन रेखा है”। ले�कन पूरी ��नया म� नाग�रक दायरे पर हमले
हो रहे ह� और लोग� को अ�भ��� क� �वतं�ता, संगठन बनाने और शां�तपूव�क सभा करने जैसे
अ�धकार� से वं�चत �कया जा रहा है। ��तबंधा�मक कानून� और �शास�नक �ावधान दमन के �मुख
त�व रहे ह� और मानवा�धकार� का बचाव करनेवाले सबसे �यादा इसके �नशाने पर रहे ह�। 
 
यह मह�वपूण� �रपोट� हम� इस बात क� याद �दलाता है �क द��ण ए�शया जहां ��नया क� एक-चौथाई
जनसं�या रहती है, यहाँ यह वै��क धारणा �� �प से �दखाई दे रही है। हाल क� एक �रपोट� म�
दावा �कया गया �क इस �े� के 97% लोग ऐसी ���त म� रहते ह� जहां नाग�रक दायरे पर ‘पाबंद�’
लगी है और ऐसा करना इस दायरे को ‘बंद’ कर �दए जाने से �सफ़�  थोड़ा ही बेहतर है। इस पूरे �े� म�
रा�य स�ा अ�धका�धक �प से ��तबंध लगाने, ��तबंधा�मक क़ानून�, आपरा�धक मानहा�न,
परेशान करने जैसी बात� का सहारा लेता है, �वरोध �दश�न करनेवाल� को �गर�तार कर �लया जाता
है और एचआरडी को �नशाना बनाया जाता है।
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अंतररा�ीय क़ानून और रा�ीय सं�वधान� म� सुर�ा का �ावधान होने के बावजूद पहचान के आधार
पर लोग� के साथ भेदभाव बरता जाता है और इससे अ�पसं�यक� को सबसे �यादा नुक़सान
प�ँचाया जाता है। इन बात� क� जड़ लोकतं� और क़ानून के शासन को पीछे धकेलने और
लोकलुभावन नी�तय� म� आयी तेज़ी म� है। 
 
साउथ ए�शया कले��टव क� ‘द��ण ए�शया अ�पसं�यक� क� ���त �रपोट� 2020 : अ�पसं�यक
और �सकुड़ता नाग�रक दायरा’ इस बात को तफ़सील से बताता है �क कैसे इस पूरे �े� म� यह हो रहा
है। इस �रपोट� म� इस बात पर फ़ोकस �कया गया है �क द��ण ए�शया म� बड़ी सं�या म� रह रहे
धा�म�क, न�लीय भाषाई और जातीय अ�पसं�यक� के �लए इसके �या प�रणाम ह�गे और इसक�
धारणा �या होगी। इस �रपोट� म� जो बात� सामने आयी ह� वे काफ़� गंभीर ह� और इन पर �यान देना
ज़�री होगा। 
 
�रपोट� म� कहा गया है �क कुछ देश जैसे भूटान म� अभी भी नाग�रक दायरे क� प�रक�पना नयी बात
है और यहाँ यह अभी पूरी तरह अपनी जड़ नह� जमा पाया है, पर इस �े� म� संगठन बनाने, सभा
करने और अ�भ��� क� �वतं�ता क� संवैधा�नक गारंट� को �पछले दशक म� कमजोर करने क�
आम धारणा �दख रही है।
इसके तहत एनजीओ और उनको �मलनेवाले �वदेशी चंद� पर �यादा �नगरानी क� बात शा�मल है।
द��ण ए�शया के कुछ देश� जैसे अफ़ग़ा�न�तान, पा�क�तान और भारत म� एनजीओ को पंजीकरण
या लाइस�स के नवीनीकरण क� अनुम�त नह� देने क� आम धारणा देखी जा रही है। 
 
 
हाल के वष� म� यह भी देखा गया है �क कुछ क़ानून� का �योग समाज म� मेलजोल म� कमी और
असंतोष को रोकने क� आड़ म� बोलने और अ�भ��� क� �वतं�ता को कम करने के �लए हो रहा
है। भारत, पा�क�तान, �ीलंका, और बां�लादेश म� अ�धकारी बात-बात पर इंटरनेट बंद कर देते ह�
�वशेषकर रो�ह��या शरणा�थ�य� के �ख़लाफ़ कठोर �ख़ अपनाए जाते ह�। 
            
��नया के अ�य �ह�स� क� तरह, को�वड-19 महामारी क� आड़ म� आम लोग� क� �वतं�ता को
सी�मत �कया जा रहा है और अ�धका�रय� ने एचआरडी पर और �यादा ��तबंध लगा �दया है और
महामारी को �नयं��त करने और आपातकालीन क़दम उठाने के नाम पर क़ानून� का सुर�ा�मक
उपकरण क� तरह �योग कर रहे ह�। 
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द��ण ए�शया के अ�धकांश देश� म� संगठन बनाने, सभा करने और अ�भ��� क� संवैधा�नक
�वतं�ता द� गई है। भूटान को छोड़कर द��ण ए�शया के सभी देश� ने नाग�रक और राजनी�तक
अ�धकार� के अंतररा�ीय सं�ध (आईसीसीपीआर) पर भी ह�ता�र �कए ह� जो ‘मौ�लक �वतं�ता’ क�
गारंट� देते ह�। ले�कन इस �े� म� इन �वतं�ता� पर ��तबंध आम है और यह बढ़ता ही जा रहा है।
मानव अ�धकार� का बचाव करनेवाल� (एचआरडी) को �नशाना बनाने क� घटना आम हो गई है।

हम� इस बात पर �बारा ग़ौर करना है �क महामारी के दौरान और इसके समा�त होने के बाद समाज
कैसे बेहतर तरीक़े से काम कर सकता है। एचआरडी को इस संबंध म� होनेवाले �वमश� के क� � म� रखा
जाना चा�हए। �व� नाग�रक दायरा इस �े� म� लोकतं� को मज़बूत और �व� बनाने म� मदद
करता है। और इस बारे म� मौजूद धारणा� और ग�त�व�धय� का द�तावेजीकरण करके और आवाज़
उठाकर और मानवा�धकार का बचाव करनेवाल� क� सुर�ा के समथ�न का नारा बुलंद कर द��ण
ए�शया कले��टव इस बारे म� मु�य नेतृ�वकता� क� भू�मका अदा कर सकता है।
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सारांश

द��ण ए�शया म� अ�पसं�यक� क� ���त �रपोट� 2020 :
अ�पसं�यक और उनके �लए तंग होते जा रहे नाग�रक दायरे
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भू�मका 
 
1.1       द��ण ए�शया म� हर जगह �स�वल सोसायट� (मी�डया, वक़�ल, अ�भयानी, मानवा�धकार
काय�कता�, और एनजीओ) पर �शकंजा है – या तो यह एकदम हाल का मामला है �य��क इस �े� म�
लोकतां��क हवा देर से बही या �फर यहां �वकास या इसको संपो�षत करने का इ�तहास नह� के
बराबर रहा है और उसे ब�त ही मज़बूत चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इस �े� म� �स�वल
सोसायट� क� भू�मका म� भी हाल म� कई कारण� से अ�धका�धक �प से कमी आने क� धारणा �दख
रही है और ऐसा लगता है �क 2014 का साल इन सभी बात� क� शु�आत का साल रहा है।
लोकतं�-�वरोधी अ�धनायकवाद� धारणा और क़ानून और उसक� �ै��टस का ��तभू�तकरण इस
धारणा के �लए मु�य �प से �ज़�मेदार है। लोकतं� समथ�क, एचआरडी  और अ�भयानी लोग
�शासन क� नज़र म� गड़ रहे ह� �य��क वे रा�य क� कार�वाई� पर सवाल उठाते ह� और उनके
�ख़लाफ़ बोलते ह�। �स�वल सोसायट� के दायरे म� आयी कमी का सीधे-सीधे मतलब अ�पसं�यक� से
है और इसका एक कारण इस �े� म� ब�सं�यावाद� धारणा का मज़बूत होना है। 

1.2       यह �रपोट� – जो �क द��ण ए�शया म� अ�पसं�यक� क� वा�ष�क �रपोट� क� कड़ी म� चौथी
ऐसी �रपोट� है – इसम� द��ण ए�शया म� �वशेषकर अ�पसं�यक� के नाग�रक दायरे पर फ़ोकस होता
है। इस �रपोट� म� इस बात क� �वशेष �प से समी�ा क� जाती है �क द��ण ए�शया के �कसी �वशेष
देश म� नाग�रक दायरे को सी�मत �कया जा रहा है या नह� और अगर हाँ, तो कैसे और �य� और इस
संदभ� म� फ़ोकस इस �े� के अ�पसं�यक� पर होती है। यह �रपोट� इस बात पर भी �काश डालता है
�क नाग�रक दायरे को इस तरह सी�मत करने क� �या क़�मत चुकानी पड़ रही है ख़ासकर इस �े�
के अ�पसं�यक समूह� को । 
नाग�रक दायरे क� �व�तृत और समावेशी प�रभाषा म� अ�य बात� के अलावा शा�मल है सामा�जक
स��यता/आंदोलन,  ग़ैर-सरकारी और अंतररा�ीय ग़ैर-सरकारी संगठन, �स�वल सोसायट� संगठन,
मी�डया, अकाद�मक और अ�भयानी। एक स��य नाग�रक दायरा (i) एक साथ �मल बैठने, (ii)
शां�तपूव�क सभा करने, और (iii) बेरोक-टोक अपना �वचार और अपनी राय देने जैसी बात� पर
�नभ�र करता है। इस�लए, इस �रपोट� के हर अ�याय म� कई तरीक़� से इन तीन बु�नयाद� �वतं�ा�
क� ���त क� समी�ा क� गई है। इसके ल�य ह� –  

I
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1.3       अलग-अलग अ�याय� म� देश �तर के �न�कष� को रखा गया है और इ�ह� अ�धकतर डे�क
पर �ए शोध� और उस देश �वशेष म� अ�पसं�यक� के नाग�रक दायरे के बारे म� �का�शत साम��य�
के गहरे अ�ययन के आधार पर तैयार �कया गया है। इन अ�याय� म� नाग�रक दायर� को �व�नय�मत
करनेवाले क़ानून� और नी�तय� क� समी�ा और उनके आकलन को भी शा�मल �कया गया है। इसके
अलावा �पछले कुछ वष� म� ��ता�वत �वधेयक� का आकलन भी पेश �कया गया है ता�क नाग�रक
दायर� और �स�वल सोसायट� के बारे म� सरकार के �ख को समझा जा सके। अफ़ग़ा�न�तान, भारत,
पा�क�तान और नेपाल के �लए कुछ �ाथ�मक डाटा ऑनलाइन �वशेष� सव��ण के आधार पर
जुटाया गया ता�क इन देश� म� साव�ज�नक दायरे के बारे म� �ा�त धारणा को समझा जा सके।
वैसे महामारी के कारण लगी पांबं�दय� और अ�य वजह से ब�त कम लोग सव��ण म� शा�मल हो
सके और इस वजह से �व�ेषण पर बहस क� गंुजाइश है। महामारी के कारण अलग-अलग अ�याय�
पर �ए शोध को अ�धकांशतः ऑनलाइन उपल� संसाधन� तक ही सी�मत रखना पड़ा।
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�मुख �न�कष�
 
2.1 भूटान म� �वशेषकर, नाग�रक दायरे क� बात नयी है। अमरीका के �वदेश �वभाग ने जो भूटान
मानवा�धकार �रपोट� 2018 तैयार क� है उसम� कहा गया है �क भूटान के लोग अपनी �वतं�ता के
�योग म� सावधानी बरतते ह� �य��क अगर वे देश के श��शाली ��� क� आलोचना कर�गे तो उनके
�ख़लाफ़ मानहा�न का आरोप लागाया जा सकता है। यहाँ पर ईसाई मु�य धा�म�क अ�पसं�यक ह�
और उनके साथ अभी भी भेदभाव बरता जाता है। पर रा�य के साथ इस मु�े को उठाने के �लए
ईसाइय� ने अभी तक कोई �ापक आधार वाल आंदोलन शु� नह� �कया है। इसक� वजह शायद
देश म� ईसाइय� क� कम सं�या है, अलग-अलग शाखा� के ईसाइय� का संगठन �बखड़ा है और
वहाँ �वरोध �दश�न क� आज़ाद� नह� है। 
 
2.2 �पछले एक दशक म� पा�क�तान, भारत, नेपाल, अफ़ग़ा�न�तान, �ीलंका और भूटान म�
अ�भ���, सभा करने और सूचना क� �वतं�ता के संवैधा�नक अ�धकार� को इन देश� क� सरकार�
ने क़ानून बनाकर सी�मत कर �दया है और ये क़ानून ऐसे अ�धकार� का उ�लंघन करते ह�।  इसका
एक उदाहरण है एनजीओ के पंजीकरण पर सरकार क� कड़ी नज़र (इस पर अगले �ब�� म� �व�तार से
चचा� है)। इसक� वजह से समय के साथ नाग�रक दायरा सी�मत होता जा रहा है और एनजीओ,
�ग�तकामी मी�डया सं�ना� और मानवा�धकार का बचाव करनेवाल� के �ख़लाफ़ �वरोध का
माहौल बनता जा रहा है। 
 
2.3  संगठन बनाने का अ�धकार:
देश� के पास एनजीओ या अ�य संगठन के पंजीकरण या उसके नवीनीकरण क� अनुम�त नह� देने
और काम नह� करने देने का अ�धकार है ता�क ये देश उन पर �नगरानी रख सक� ; वे सरकार क�
आलोचना करनेवाले मी�डया सं�ान� पर �शकंजा डालने के �लए आव�यक क़ानून बनाते ह�। भूटान
म� एनजीओ जनता क� सम�या� के �लए आवाज़ उठाने से बचते ह� �य��क उ�ह� अपना पंजीकरण
र� कर �दए जाने का ख़तरा होता है।  फ़�स लेकर हर साल �माणप� का नवीनीकरण �कया जाता
है। भारत म� �स�वल सोसायट� के लोग – मानवा�धकार के �लए लड़नेवाले वक़�ल, अ�भयानी, �वरोध
�दश�न करनेवाले, अकाद�मक, प�कार, उदारपंथी बु��जीवी – ऐसे सब के सब लोग �ज�ह�ने
सरकार क� �यादती और ब�सं�यावाद के �ख़लाफ़ आवाज़ उठाते रहे ह�, उन पर �वशेषकर 2014
के बाद से �यादा हमले हो रहे ह�। यह वह समय था जब भारतीय जनता पाट� देश क� स�ा म� आयी।
भारत म� संगठन� को �मलनेवाले �वदेशी चंद� को �व�नय�मत करनेवाले क़ानून �वदेशी चंदा
(�व�नयमन) अ�ध�नयम 2010 का �योग �ग�तकामी और अ�पसं�यक� से संब� एनजीओ के 
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�ख़लाफ़ ह�थयार के �प म� �कया जाता रहा है। बां�लादेश म�भी ऐसा ही एक क़ानून है फ़ॉरेन
डोनेशन (वॉलंुटरी ऐ��ट�वट�ज़) रे�युलेशन ऐ�ट, 2016 �जसके तहत ऐसे एनजीओ का पंजीकरण
आव�यक कर �दया गया है जो �वदेशी चंदा लेना चाहते ह�।

पा�क�तान म�, एनजीओ और आ�एनजीओ पर काफ़� कड़ी नज़र रखी जाती है और इनके
पंजीकरण और फ़ं�ड�ग क� अनुम�त �ा�त करने के �लए �ापक और लंबी ���या पूरी करनी पड़ती
है, सुर�ा अनुम�त स�हत कई बात� के �लए एक से अ�धक जगह से अनुम�त लेनी होती है। यह पूरी
���या काफ़� अपारदश� होती है और इसम� इस बात क� �व�ा ब�त सी�मत होती है �क आम
नाग�रक भी इस पर नज़र रख सके �जसक� वजह से एनजीओ पंजीकरण के आवेदन को मनमाने
तरीक़े से र� कर �दया जाता है और �जससे उनके कामकाज पर काफ़� पाबंद� लग जाती है। नेपाल
म� भी इस बारे म� वत�मान क़ानून काफ़� बो�झल है और जो नया �वधेयक ��ता�वत है वह अगर पास
हो जाता है तो यह नाग�रक दायरे को काफ़� सी�मत कर देगा। अफ़ग़ा�न�तान म� एनजीओ के बारे म�
जो क़ानून है उसम� “पुनः पंजीकरण” का एक बो�झल �ावधान है जो सरकार को यह अ�धकार देता
है �क वह �कसी �वशेष एनजीओ के पंजीकरण से मना कर दे �जसक� वजह से उसे वहाँ से खुद ही
हटना पड़ता है। �ीलंका म� 2015 से 2019 यहापलानाया (सुशासन) के दौरान नाग�रक अ�धकार�
को ब�त �यादा सी�मत �कया गया और क़ानून का �योग अ�भ��� क� �वतं�ता को कुचलने के
�लए �कया गया और इसी दौरान यह भी देखा गया �क जो न�लीय-धा�म�क समूह� के �ख़लाफ़ घृणा
फैला रहे थे और �ह�सा को भड़का रहे थे उनके �ख़लाफ़ इस क़ानून का �योग करने म� शासन �वफल
रहा। सै�यकरण �जसे �पछली सरकार के शासन के दौरान अ�ायी �प से रोक �दया गया था,
वत�मान सरकार ने उसे तेज कर �दया और सेना नाग�रक मामल� और क़ानून को लागू करने म� भी
�यादा दख़ल देने लगी है। इसक� वजह से �स�वल सोसायट� क� �वतं�ता �भा�वत �ई है।

2.3 सभा करने क� �वतं�ता: 
धा�म�क अ�पसं�यक� के �ख़लाफ़ �ह�सा का �योग रणनी�तक �प से क�रपंथी और वच��ववाद�
रा�ीय धारणा को लागू करने �लए होता है। भारत म�, अ�पसं�यक-�वरोधी नी�तय� के �ख़लाफ़
�कसी भी तरह क� मत�भ�ता को दबाने के �लए शासन ने ब�त ही �भावी ढंग से सै�नक शासन को
लागू कर �दया है – मुसलमान-ब�ल रा�य क�मीर म� नाग�रक दायरे
को पूरी तरह समा�त कर �दया गया है और क�मीर या अ�य �कसी भी �ान पर अ�पसं�यक-
�वरोधी नी�तय� का �वरोध करनेवाले मुसलमान� और अ�य समूह� तक कठोरता से सी�मत कर �दया
है। पा�क�तान म� धा�म�क अ�पसं�यक� के �लए साव�ज�नक �वरोध के �वक�प का रा�ता बंद है
�य��क अ�धकांश को उ�वा�दय� से हमले का डर होता है। ईसाई यहाँ �भावी �प से इक�ा नह� हो
सकते और �ाथ�ना नह� कर सकते �य��क महानगर� के बाहर �गरजाघर� का पुरज़ोर �वरोध हो रहा
है। नेपाल म� ईसाई मत से जुड़े एनजीओ क� �शकायत है �क उनके �ख़लाफ़ काफ़� जाँच पड़ताल क�
जाती है �वशेषकर तब जब वे ईसाई मत के लोग� को नौकरी पर रखना चाहते ह� �य��क �जस तरह
का काम ऐसे लोग� से लेना होता है इसके �लए ज़�री होता है �क उनके पास इस मत और इसको 
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मानने से संबं�धत जानकारी हो। �ीलंका म� 21 अ�ैल 2019 को ई�टर के मौक़े पर �ए हमले
केबाद मुसलमान� के साथ भेदभाव होने लगा है, उ�ह� परेशान �कया जाने लगा है, उनको मनमाने
तरीक़े से �गर�तार कर �लया जाता है, जेल म� डाल �दया जाता है और उनके �ख़लाफ़ �ह�सा भी होती
है।  अफ़ग़ा�न�तान म� जुलाई 2018 म� जलालाबाद म� एक आ�मघाती हमला �आ �जसम� वहाँ के
�सख और �ह�� समुदाय के लोग� को �नशाना बनाया गया था। इस हमले म� 19 लोग� क� मौत हो गई
थी �जसम� आगामी संसद�य चुनाव� म� �ह��-�सख समुदाय के एकमा� उ�मीदवार के �प म� चुनाव
लड़नेवाले ओ�र �स�ह खालसा भी शा�मल थे।

2.5 अ�भ��� क� �वतं�ता: 
इस �े� म� अ�भ��� क� �वतं�ता पर भी �यादा पाबंद� लगायी जा रही है। इसका एक उदाहरण है
इंटरनेशनल कवनंट ऑन �स�वल एडं पो�ल�टकल राइट्स (आईसीसीपीआर) अ�ध�नयम �जसका
�योग �ीलंका म� अ�भ��� क� �वतं�ता का गला दबाने और आलोचक� क� ज�बान पर पाबंद�
लागाने के �लए �कया जाता है न �क जातीय/धा�म�क तनाव फैलानेवाले के �ख़लाफ़ क़ानूनी कार�वाई
करने या उ�ह� �गर�तार करने के �लए। अफ़ग़ा�न�तान म�, मास मी�डया लॉ (एमएमएल) 2009
अ�भ��� क� �वतं�ता को मज़बूत बनाने क� �दशा म� मह�वपूण� कदम हो सकता था पर इसम� एक
�ावधान है �जसके तहत इ�लाम को मानने क� बा�यता है। हाल के वष� म� एमएमएल को सरकार ने
मी�डया के अ�धकार� को कुचलने के �लए ह�थयार क� तरह �योग �कया है। बां�लादेश म� भी
अ�भ��� क� �वतं�ता पर ब�त सारे ��तबंध ह� �वशेषकर वहाँ के �ड�जटल �स�यो�रट� ऐ�ट
2018 को देखते �ए। इस क़ानून के तहत अगर आप �कसी वेबसाइट या �कसी इले��ॉ�नक
�लैट्फ़ॉम� पर जानबूझकर फ़ज़�, भड़काऊ, अशोभनीय या संवेदनशील सूचनाए ँडालते ह� �जससे
�कसी क� मानहा�न होती है और �जसक� वजह से देश म� �व�नयमन को नुक़सान प�ँचता है, ���त
�बगड़ती है, धा�म�क भावना� को ठेस प�ँचती है तो यह एक दंडनीय अपराध होगा। भूटान म�,
रा�ीय सुर�ा क़ानून के तहत अगर ऐसा कोई भाषण �दया जाता है �जससे ‘लोग� म� घृणा और
असंतोष’ पैदा होता है या पैदा करने क� को�शश क� जाती है या �जससे अ�य अपराध� के अलावा
‘आम लोग औरसरकार के बीच ग़लतफ़हमी या श�ुता’ पैदा होती है तो इसके �लए जेल क� सज़ा हो
सकती है।

भारत म�, जो लोग नाग�रकता संशोधन क़ानून 2019 के �ख़लाफ़ आवाज़ उठा रहे ह� या क�मीर म�
�ए संवैधा�नक बदलाव� का �वरोध कर रहे ह� उनके �ख़लाफ़ अ�धका�रय� ने देश�ोह क़ानून और
ब�त ही कठोर ग़ैरक़ानूनी ग�त�व�धयाँ (�नवारण) अ�ध�नयम, 1967 और रा�ीय सुर�ा अ�ध�नयम,
1980 के तहत मुक़दमा दायर कर �दया है। ट�वी �यूज़ चैनल� पर ��तबंध के भी कई उदाहरण देखे
गए ह� – ऐसे चैनल� को �नशाना बनाया गया �ज�ह�ने सरकार के �ख़लाफ़ �वचार� को �सा�रत �कया।
हाल क� एक �रपोट� के अनुसार, 25 माच� और 31 मई 2020 के बीच रा�ीय �तर पर को�वड-19
के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान, कम से कम 55 भारतीय प�कार� को �गर�तार �कया गया, उन
पर हमले �ए, उनक� संप�� को नुक़सान प�ँचाया गया, उ�ह� धम�कयाँ �मल� और उनके �ख़लाफ़ 
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�ाथ�मक� दज� कराए गए। नेपाल म� मी�डया काउं�सल �बल म� �सत�बर 2019 म� एक संशोधन
का��ताव �कया गया �जसम� ‘प�कार� के �लए लाइस�स’ के �ावधान को शा�मल करने क� बात कही
गई है। इसके तहत सभी प�कार� को एक परी�ा पास करनी होगी और इसे देश म� �ेस को �वतं�
�प से काम करने देने के रा�ते म� एक और बाधा माना जा रहा है। आपरा�धक सं�हता 2018 म� जो
संशोधन �आ है उससे भी नेपाल म� प�कार� के कामकाज पड़ असर पड़ेगा और अगर नयी
आपरा�धक सं�हता के तहत �कसी प�कार ने ‘गोपनीय’ समझी जानेवाली कोई सूचना �का�शत कर
द� तो उसे तीन साल तक क� क़ैद क� सजा और जुमा�ना देना पड़ सकता है।

2.6 धा�म�क अ�पसं�यक� को �नशाना बनाना: 
�वशेषकर धा�म�क अ�पसं�यक� के �लए नाग�रक दायर� को सी�मत कर �दया गया है। उदाहरण के
�लए :  पा�क�तान म� ऐसे वक़�ल जो मानवा�धकार काय�कता� के �प म� काम करते ह� �वशेषकर वे
लोग जो ईश �न�दा के मामले म� �कसी अ�पसं�यक के अ�धकार� क� क़ानूनी लड़ाई लड़ते ह�। यहाँ के
ईसाई और अ�य अ�पसं�यक वक�ल� को लगातार धम�कयाँ �मलती रहती ह�। पा�क�तान म� ईश
�न�दा क़ानून का �योग धा�म�क अ�पसं�यक� के �ख़लाफ़ �ह�सा भड़काने के �लए �कया गया है।  इस
तरह क� �रपोट� है �क नेपाल म� ईसाइय� को रा�य से �मलने वाले लाभ� से वं�चत �कया जा रहा है
और उ�ह� परेशान �कया जाता है, �वशेषकर �ामीण इलाक़� म�। जहां तक भारत क� बात है, यह
मुसलमान अ�पसं�यक� के �लए ख़तरनाक और �ह�सक �ान बन गया है। �दसंबर 2019 म�
नाग�रकता अ�ध�नयम म� संशोधन �कया गया �जसक� वजह से देश म� ग़ैरक़ानूनी �वा�सय� के आने
का रा�ता साफ़ हो गया है और इस योजना से मुसलमान� को �वशेष �प से अलग रखा गया है। इस
क़ानून को बनाते �ए सरकार ने यह घोषणा भी क� �क वह भारतीय नाग�रक� का एक रा�ीय
र�ज�टर (एनआरआईसी) बनाने जा रही है।

2.7 मानवा�धकार� का बचाव करनेवाल� पर �नशाना : 
अफ़ग़ा�न�तान म�, सभा करने को लेकर जो क़ानून पास �कया गया है उसके तहत लोग� के जमा होने
और �वरोध �दश�न करने पर काफ़� हद तक ��तबंध लगाने क� बात कही गई है जो �क एचआरडी
के �लए ब�त ही �च�ता क� बात है। अफ़ग़ा�न�तान म� भी 2014 के बाद से रा�य और ग़ैर-शासक�य
लोग� क� ओर से मानवा�धकार का बचाव करनेवाल�, �स�वल सोसायट� के काय�कता�� और
प�कार� पर हमले, उनको �मलनेवाली धम�कय�, उनको परेशान करने, जेल म� बंद कर देने और मार
�दए जाने क� घटना� म� काफ़� इज़ाफ़ा �आ है। बां�लादेश म� �स�वल सोसायट� संगठन� और
मानवा�धकार का बचाव करनेवाल� के �लए हालात ब�त ही ��तकूल ह� �य��क मी�डया �रपोट� के
अनुसार 2012 से 2017 के बीच पु�लस म� साइबर अपराध� के कुल 1,417 मामले दज� कराए गए,
अकेले ढाका म� ही 1,492 लोग� को इन वष� के दौरान �गर�तार �कया गया और 490 मामल� क�
अभी भी जाँच हो रही है। इन मामल� को मानवा�धकार का बचाव करनेवाल� पर अ�याचार के �प
म� देखा जा रहा है। भारत म� भी मानवा�धकार काय�कता�� के �ख़लाफ़ सरकारी एज��सयाँ और इनसे
नज़द�क� रखनेवाले ख़ास �वचारधारा से ता�लुक़ रखनेवाले समूह� क� ओर से धम�कयां द� जाती ह� 
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और उनके �ख़लाफ़ अ�भयान चलाया जाता है। �जन लोग� को ये धम�कयाँ द� जा रही ह� उनम�
शा�मल ह� वे लोग जो सबसे ग़रीब और देश म� सवा��धक हा�शए पर मौजूद द�लत और आ�दवा�सय�
के �लए काम करते ह� और मुसलमान� के �ख़लाफ़ भेदभाव को चुनौती देते ह�। पा�क�तान म� जो
प�कार, लेखक और मानवा�धकार काय�कता� अपनी आवाज़ उठाते ह� और अ�पसं�यक� के
अ�धकार� का समथ�न करते ह� या �सफ़�  यह कहते ह� �क बोलने क� आज़ाद� पर पाबंद� है उनके
�ख़लाफ़ �वरोध बढ़ रहा है, उनको परेशान �कया जाता है, उ�ह� धम�कयाँ द� जाती  ह� और उनक�
ग�त�व�धय� को आपरा�धक करार दे �दया जाता है। �ंटलाइन �डफ़� डस� के अनुसार, पा�क�तान म�
मानवा�धकार� का समथ�न करनेवाले 371 लोग� पर ख़तरा मंडरा रहा है। �ीलंका म� भी,
मानवा�धकार� का बचाव करनेवाल� के �लए प�र���तयाँ अनुकूल नह� ह� और इसक� हद तो तब हो
गई जब सरकार ने 27 फ़रवरी 2020 को घोषणा क� �क �ीलंका मानवा�धकार प�रषद के ��ताव
30/1 और 40/1 से खुद को अलग कर रहा है।

2.8 अंतररा�ीय सं�धयाँ: 
कई अंतररा�ीय सं�ा� ने द��ण ए�शया के कई देश� म� अ�पसं�यक� क� ���त क� समी�ा क�
है और अपने सुझाव �दए ह� पर अ�धका�रय� पर इसका कोई असर नह� पड़ा है। 8 अ�ैल 2018 को
बां�लादेश म� �व�ध आयोग के सुझाव� के तीन साल बाद एनएचआरसी ने भेदभाव �नवारण
अ�ध�नयम (इ�ल�मनेशन ऑफ़ �ड����मनेशन ऐ�ट) का एक �ा�प भेजा था। आयोग ने 2014 म�
सरकार से ऐसा क़ानून बनाने को कहा था �जससे समाज म� वं�चत� के �ख़लाफ़ भेदभाव को ख़�म
�कया जा सके। पर �पछले तीन साल� से अभी तक इसक� समी�ा ही हो रही है और इस वजह से
इससे संब� प�� म� हताशा पैदा हो गई है। इसी तरह, संयु� रा� क� कई सं�ा� ने भारतीय
अ�धका�रय� को अ�त आव�यक संदेश भेजकर अ�धकार� पर पाबंद�, मानवा�धकार� का बचाव
करनेवाल� – क�मीर म� हो रहे इन अ�धकार� के उ�लंघन, नाग�रकता संशोधन अ�ध�नयम के
�ख़लाफ़ �दश�न और द�लत� और आ�दवा�सय� को �नशाना बनाने के संदभ� म� – के अ�धकार� क�
र�ा के �लए कार�वाई करने को कहा पर अ�धका�रय� क� ओर से इस बारे म� कोई उपयु� कार�वाई
�कया जाना अभी भी शेष है।        
 
2.9  को�वड-19 महामारी :
को�वड-19 महामारी के कारण नाग�रक� क� �वतं�ता पर हमले और बढ़ गए ह� और इनको ब�त ही
सलीके से सी�मत कर �दया गया है। कई देश� म� सरकार� ने एनजीओ क� भू�मका� को नज़रंदाज़
�कया है और इसके �लए उन पर अनाव�यक �नयं�ण बढ़ाया है और महामारी से �नपटने म� उनक�
भू�मका पर सवाल उठाया है। महामारी ने सरकार� को अपने राजनी�तक �वरो�धय� म� चु�न�दा आधार
पर ख़ा�मय� क� तलाश कर उनके �ख़लाफ़ बदले क� कार�वाई का मौक़ा भी �दया है। �फर, अ�धकांश
देश� म� महामारी ने �दहाड़ी मज़�र� और कम आय वाले लोग� क� आजी�वका छ�न ली है और इनम�
से अ�धकांश लोग अपने-अपने देश� म� अ�पसं�यक ह�। महामारी से �नपटने के अपने-अपने सरकार�
क� आम लोग� क� आलोचना को ब�त ही बेरहमी से दबा �दया गया है। 
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2.10 �न�कष�: 
इस तरह, यह साफ़ �� हो जाता है �क अ�पसं�यक�, �वशेषकर धा�म�क अ�पसं�यक� के �लए
नाग�रक दायरा सी�मत होता जा रहा है। अलग-अलग देश� क� सरकार� ने अपने नाग�रक� क�
अ�भ��� क� �वतं�ता, सभा करने पर पाबंद� लगाने के �लए ��तबंधा�मक क़ानून� और
�व�नयमन� स�हत कई तरह के क़दम उठाए ह�। मानवा�धकार� क� र�ा करनेवाल� धा�म�क
अ�पसं�यक� को �वशेष �प से �नशाना बनाया जा रहा है। को�वड-19 महामारी ने नाग�रक दायरे
को और �यादा सी�मत कर �दया है �य��क सरकार� संगठन� और ���य� पर ज़�रत से �यादा
अनाव�यक �नयं�ण कर रही है। इस बात क� आशंका बढ़ गई है �क महामारी को �नयं��त करने के
�लए जो �नयम क़ानून बनाए गए ह� वे महामारी समा�त हो जाने के बाद आगे कह� अ�न��तकाल के
�लए जारी न रह जाए और अगर ऐसा होता है तो नाग�रक दायरा और �यादा सी�मत हो जाएगा।
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�मुख सुझाव
 
रा�ीय सरकार� के �लए

i. देश ने �जन अंतररा�ीय सं�धय� के ��त ��तब�ता जतायी है उसे माना जाए।
ii. देश के �व�भ� तरह के क़ानून� म� जो क़ानूनी �वरोधाभासह� उ�ह� �र �कया जाए और इ�ह�
अंतररा�ीय सं�धय� के अनु�प �कया जाए �जस पर देश ने ह�ता�र �कए ह� । 
iii. वत�मान क़ानून� म� �वशेषकर ऐसे �ावधान� को हटा द� �जसक� वजह से �स�वल सोसायट� के
संगठन� को देश म� पंजीकरण कराने, उसका नवीनीकरण करने और अपने मनोनुकूल काम करने म�
मु��कल होती है। 
iv. अगर सं�वधान म� ऐसा �ावधान पहले से नह� है तो अ�पसं�यक� को मा�यता द� जाए और
अ�पसं�यक� के �ख़लाफ़ हर तरह के भेदभाव को आपरा�धक करार देने का संवैधा�नक �ावधान
सु�न��त �कया जाए। 
v. प�र���त को अनुकूल बनाए ँऔर मानवा�धकार का बचाव करनेवाल� (एचआरडी) और नाग�रक
दायरे म� काम करनेवाले लोग� को �भावी सुर�ा द� और इसके �लए सीएसओ और मानवा�धकार
संगठन� स�हत सभी साझीदार� से परामश� करे। 
vi. धा�म�क अ�पसं�यक� और अ�पसं�यक� के नाग�रक दायरे को द� जानेवाली धम�कय� के
कारण� और एक �वतं� लोकतां��क समाज क� मौ�लक बात� को न� करने पर आमादा क�रपंथी
आवाज़ को बंद करने के �लए �भावी और सम� कार�वाई करे। 
vii. बढ़ते आतंकवाद और तेज़ी से फैल रही �ह�सा से �नपटने के �लए �व�रत कार�वाई क� जाए,
मामले क� �न�प� जाँच करायी जाए और उन लोग� को सज़ा �दलायी जाए जो धा�म�क
अ�पसं�यक� पर हमले के �लए �ज़�मेदार ह� ता�क इन अपराध� से संबं�धत �नभ�यता क� सं�कृ�त को
समा�त �कया जा सके। 
viii. एचआरडी क� प�र���तय� को लेकर यूएन के �वशेष �त देश को जो सुझाव भेजते ह� उसे और
अ�य �रपोट� से संबं�धत सभी सुझाव� को लागू करे।  
ix. सु�न��त कर� �क को�वड -19 महामारी �कसी भी तरह से द�घ� काल के �लए नाग�रक दायरे पर
पाबंद� के �प म� त�द�ल न हो जाए। 
 

III
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अंतररा�ीय समुदाय के �लए

i.द��ण ए�शया म� नाग�रक और राजनी�तक अ�धकार� के उ�लंघन क� घटना� पर यूएन और अ�य
अंतररा�ीय सं�ाए ँ�यादा �यान दे यह सु�न��त �कया जाए।
ii. द��ण ए�शया म� �े�ीय�यास� और ���या� के �वकास को संभव बनाया जाए ता�क इस �े�
म� नाग�रक दायरे पर �व�भ� तरह क� पाबं�दय� से �नपटा जा सके।

�स�वल सोसायट�/अ�पसं�यक समूह� के �लए

i. �े�ीय �स�वल सोसायट� �यास� को सु�न��त �कया जाए ता�क रा�ीय �नकाय� के ��तबंध� को
पीछे धकेला जा सके।
ii. सीमा पार के देश� के साथ एकता को और �यादा मज़बूत करनेऔर अलग-अलग देश� म� �नशाना
बनाए गए उ�पी�ड़त ���य� के �लए �यादा समथ�न�� करने के �लए उपाय� को स�म �कया
जाए।
iii.  सीमा पार के देश� म� �व�भ� समूह� के साथ सूचना� और समझ को �यादा से �यादा साझा
�कया जाए।
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भारत म� नाग�रक
दायरे का �समटना
लोकतं� के पाँव समेटने के बीच अ�पसं�यक� पर हमले 

 
�सट�ज�स अग��ट हेट, भारत

 
1: �सट�ज�स अग��ट हेट �द�ली ���त सं�ा है जो धम��नरपे�, लोकतां��क और लोग� का ख़याल रखनेवाले भारत के �नमा�ण म�

�व�ास रखता है। इसके सद�य� म� अकाद�मक, क़ानून, �वसाय, मी�डया और सामा�जक �े� से जुड़े लोग शा�मल ह�। 
देख�: http://citizensagainsthate.org/.

1
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भू�मका

नाग�रक दायरा जनता क� जगह है जहां वे बेरोक-टोक इक�ा होते ह� और �वचार� का आदान-�दान
करते ह�। भारत म� 30 लाख से अ�धक �स�वल सोसायट� संगठन (सीएसओ) ह� और यह देश
ऐस�तहा�सक �प से कई तरह के सामा�जक आंदोलन� का गवाह रहा है �जसने यहाँ सामा�जक,
आ�थ�क और राजनी�तक अ�धकार� क� र�ा क� है और सरकार� को उनक� ग़ल�तय� के �लए
�ज़�मेदार ठहराया है। लोकतं� म� �ा�य�व ने इसे मज़बूत �कया है। इ�ह� बात� ने भारत को ‘��नया
के सबसे बड़े लोकतं�’ का �ख़ताब �दलाया है। 

वष� 2014 म� �धानमं�ी नर�� मोद� के नेतृ�व म� भारतीय जनता पाट� के स�ा म� आने के बाद देश म�
नाग�रक दायरे पर काफ़� चोट �कया गया है और इसको काफ़� सी�मत कर �दया गया है। सरकार के
�ख़लाफ़ बोलनेवाले मानवा�धकार अ�भया�नय�, वक�ल�, �वरो�धय�, अकाद�मक�, प�कार�
उदारवाद� बु��जी�वय� एवं �सरे लोग� पर हमले �ए ह�। यही कारण है �क इस �े� म� भारत
अंतररा�ीय मानदंड� पर काफ़� �पछड़ गया है।
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��डम हाउस का
��नया म� �वतं�ता
�रपोट� 
  
 
 
  

व�� ज��टस
�ोजे�ट का क़ानून
का शासन सूचकांक 
  
 
 

  
�रपोट�स� �वदाउट
बॉड�ज़� का �व�
�ेस �वतं�ता
सूचकांक

कारक/मानदंड/�स�ांत
  
  
 
संग�ठत होने, शां�तपूव�क सभा
करने,अ�भ��� क� �वतं�ता 
  
 
 
चुनावी ���या और ब�लवाद;
सरकार का कामकाज; राजनी�तक
भागीदारी; राजनी�तक सं�कृ�त;
नाग�रक �वतं�ता 
  
 
 
राजनी�तक अ�धकार; चुनावी
���या; राजनी�तक ब�लवाद एवं
भागीदारी; सरकार का कामकाज;  
 नाग�रक �वतं�ता: अ�भ��� और
�व�ास क� �वतं�ता, संघ संबं�धत
और सांगठ�नक अ�धकार; क़ानून
का शासन; �नजी �वाय�ता एवं
���गत अ�धकार 
  
 
  
सरकार क� श��य� पर पाबंद�;
��ाचार का नह� होना; खुली
सरकार; मौ�लक अ�धकार;  
 �व�ा और सुर�ा; �व�नयामक
�वत�न; नाग�रक �याय; आपरा�धक
�याय 
  

ब�लवाद; मी�डया क� �वतं�ता;
पया�वरण और �व-��तबंध; �वधायी
�ेमवक� ; पारद�श�ता; बु�नयाद�
सु�वधा; ��पयोग

वै��क ���त 
(पूव� म�)
  
 
  ‘बा�धत’
  (2014)
  
 
 
27/167 
(2014)
  
 
 

भारत का �ान:
77/100 - Free
(2017),
   
भारतीय -क�मीर
�ान: 50/100
- आं�शक �प से
�वतं� 
  (2017)
  
 
 
59
(2015)
  
 
 
  

140/180 
(2015)

वै��क ���त
(नवीनतम)
  
 
  ‘द�मत’
  (2019)
  
 
 
51/167 
(2020)
  
 
 
  

भारत का �ान:
71/100 – �वतं� 
(2020),
   
भारतीय-क�मीर
�ान: 28/100 –
�वतं� नह� 
(2020)
  
 
 
  
69
(2020)
  
 
 

142/180 
(2020)

ता�लका 1                                                     �मुख वै��क ‘नाग�रक दायरा’ सूचकांक म� भारत का �दश�न, 2014-2020
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बीजेपी के 2019 म� �बारा स�ा म� आने के बाद ���त और गंभीर �ई है। �याय से जुड़े सं�ान
काय�पा�लका क� ओर से होनेवाले अ�त�मण पर लगाम लागाने के बजाय उसक� मदद कर रहे ह�।
अभी हाल का वाक़या है �क सु�ीम कोट� के व�र� वक�ल �शांत भूषण ने भारत के मु�य �यायाधीश
के �ख़लाफ़ ट्वीट �कया तो उनके �ख़लाफ़ आपरा�धक मानहा�न का मुक़दमा क़ायम कर �दया गया।

नाग�रक दायरा, ल�य और शोध

सं�वधान का अनु�ेद 19(1)(a) देश के सभी नाग�रक� को बोलने और अ�भ��� क� आज़ाद�
देता है। इसके तहत नाग�रक� को शां�तपूव�क जमा होने और �बना ह�थयार के सभा करने का
अ�धकार �दया गया है। अनु�ेद 19(1)(c) म� कहा गया है �क सभी नाग�रक� को संघ बनाने का
अ�धकार है। नाग�रक दायरे के अ�धकार क� गारंट� इंटरनेशनल कवनंट ऑन �स�वल एडं
पो�ल�टकल राइट्स (आईसीसीपीआर), 1976 के अनु�ेद 19, 21 और 22 के तहत भी �दया गया
है और भारत ने इस पर ह�ता�र �कया है। पर नाग�रक� के इन अ�धकार� पर हमले कर भारत इन
सं�धय� को तोड़ रहा है और लोकतं� के वादे से मुकर रहा है। यही कारण है �क आज भारत को
‘��नया का सबसे अस�ह�णु लोकतं�’ कहा जाता है। 
 
ल�य 
 
•     भारत म� नाग�रक दायरे को संकु�चत �कए जाने क� ���या का मान�च�ण; इसके कारण;
लोकतं� के वादे से तेज़ी से मुकरने के कारण; मतभेद को दबाने के �लए �या �कए जा रहे ह�; और
यह भी पता करना �क लोकतां��क संरचना म� �जस संवैधा�नक और क़ानूनी सुर�ा�मक उपाय� क�
�व�ा क� गई है उसे �कस तरह से तोड़ा गया है �जसक� वजह से लोकतं� पीछे क� ओर �खसक
रहा है। 
•    यह भी पता करना �क नाग�रक दायरे को बंद करने क� क़�मत देश के �लए और �वशेषकर
अ�पसं�यक समूह� के �लए �या है।  ���या और शोध  इसके तहत संगठन बनाने, शां�तपूव�क सभा
करने और अ�भ��� क� �वतं�ता क� ब�सं�यावाद और अ�धनायकवाद� �वृ�� के बढ़ते �भाव के
संदभ� म� जाँच क� गई है �य��क अ�पसं�यक� का इससे सीधा संबंध है। �वशेषकर मुसलमान� के
�लए नाग�रक दायरे को सी�मत करने क� बात क� इ�ह� संदभ� म� जाँच क� गई है। इस �रपोट� का
समापन मुसलमान ब�ल क�मीर म� नाग�रक दायरे को सी�मत करने क� बात क� जाँच से क� गई है।

एनजीओ पर क़ानूनी और �शास�नक �शकंजे के �लए सरकार ने �या �कया है इसक� भी इस �रपोट�
म� पड़ताल क� गई है। �ेस पर लगाए ��तबंध� और प�कार� को डराने-धमकाने से लेकर सूचना के
अ�धकार और पारद�श�ता पर लगे ��तबंध� क� जाँच क� गई है। �रपोट� म� इस बात क� तहक़�क़ात भी
क� गई है �क स�ा म� बैठे लोग� ने लोकतां��क मतभेद और अ�पसं�यक� को �नशाना बनाने के
�लए �कस तरह रा�य और समाज को लामबंद �कया  है। और अग�त 2020 म� प�कार�, 
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अकाद�मक�, शोधकता��, अवकाश�ा�त नौकरशाह�, अ�धकार� क� लड़ाई लड़नेवाले वक�ल�,
अ�भया�नय� और राजनी�तक �ट�पणीकार� के बीच एक सव��ण �कया गया था �क उ� तीन�
अ�धकार� के बारे म� भारत म� �कस तरह क� धारणा रही है और इस बारे म� उनक� राय ली गई।

इस �रपोट� म� �वषय के �वशेष��, एनजीओ, �स�वल सोसायट� के लोग� और सबसे �नचले �तर पर
काम करनेवाले एचआरडी से बात क� गई है। अ�पसं�यक समूह� और उनका बचाव करनेवाल� पर
�भाव का आकलन इससे संबं�धत �रपोट� और द�तावेज़� के अ�ययन से �कया गया है।  �रपोट� म�
नाग�रकता संशोधन �वधेयक के �ख़लाफ़ �ए �वरोध �दश�न क� भी चचा� क� गई है जो �क मु�य �प
से मुसलमान� �ारा चलाया गया था और जो राज स�ा के सामने �नडर होकर खड़े होने को लेकर
उनके नए आ�म�व�ास और उनम� नयी ऊजा� के संचार का संकेत देता है।  �रपोट� म� मु��लम-ब�ल
रा�य क�मीर म� मानवा�धकार� के हनन और नाग�रक दायर� को संकु�चत �कए जाने क� चचा� भी है। 
 
भारत म� नाग�रक दायरे का बढ़ता संकुचन  बीजेपी के स�ा म� आने के साथ ही वष� 2014 से भारत
म� नाग�रक दायरे पर हमला बढ़ गया है।  यह पाट� �ह�� ब�सं�यावाद को अपनी �ापना के समय से
ही बढ़ावा देती आ रही है और यह देश के सं�वधान और उसक� राजनी�त के धम��नरपे� और
समावेशी च�र� हमले करती रही है। वह नव-उदारवाद� नी�त पर काम करती है और ऐसी आ�थ�क
नी�तय� को आगे बढ़ाती है जो �वसा�यय� को लाभ प�ँचाता है। 2014 और उसके बाद 2019 म�
�बारा चुने जानेवाले नर�� मोद� क� 2002 म� गुजरात दंग� म� मुसलमान� के क़�लेआम म� मह�वपूण�
भू�मका रही है और वे समाज म� फूट डालनेवाले ��� रहे ह�।

मोद� क� �या�त लोकतां��क सं�ान� को कमजोर करनेवाले के �प म� रही है। गुजरात म� मु�यमं�ी
रहने के समय से लेकर क� � म� �धानमं�ी के �प म� भी उ�ह�ने अ�धनायकवाद� �व�ा को मज़बूत
�कया है और लोकतां��क �व�ा क� पहरेदारी करनेवाली सं�ा� क� कमर तोड़ द� है। �स�वकस
क� 2017 क� एक �रपोट� म� कहा गया �क लोकतां��क असहम�त के नाग�रक� के अ�धकार को
��तकूलतः �भा�वत �कया है और इसक� वजह से लोकतं� क� गुणव�ा म� �ास �आ है।सरकार का
�वरोध करनेवाले सीएसओ के पंजीकरण क� अनुम�त नह� द� जाती है और उ�ह� तरह-तरह से
परेशान �कया जाता है। सरकार क� नी�तय� क� आलोचना करनेवाले एनजीओ को �वदेशी चंदा �ा�त
करने से रोका जा रहा है और उनके खाते को �नलं�बत कर �दया जाता है �जसक� वजह से वे अपने
खाते से पैसे भी नह� �नकाल सकते। सरकार क� नी�तय� पर सवाल उठानेवाल� पर नज़र रखी जा
रही है, उ�ह� शारी�रक नुक़सान प�ँचाने क� धम�कयाँ द� जा रही है। सरकार का �वरोध करनेवाल� के
�ख़लाफ़ ���चार करने के �लए मी�डया के एक ऐसे वग� का �योग �कया जाता है जो सरकार का
साथ देता है। सरकार क� नी�तय� के �ख़लाफ़ �लखनेवाले प�कार� को भी नह� ब�ा जा रहा है और
अ�भ��� क� �वतं�ता का गला दबाने के �लए हर तरह का हथकंडा सरकार अपनाती है। एनजीओ
पर यह हमला 2014 म� क� � म� सरकार बनाने के बाद ही बीजेपी ने शु� कर �दया था। आईबी को
इनके बारे म� �रपोट� तैयार करने को कहा गया था और इसी को आधार बनाकर उनके 
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�ख़लाफ़ कार�वाई क� गई।  पीएमओ को स�पी ‘�वकास पर एनजीओ का असर’ नामक �रपोट� म�
कहा गया �क �वदेशी चंदा लेनेवाले एनजीओ क� वजह से जीडीपी के �वकास पर 2-3 ��तशत तक
का नकारा�मक असर पड़ा है। इस �रपोट� म� �वशेषकर �ीनपीस का उ�लेख �कया गया और उसक�
ग�त�व�ध को रा�ीय आ�थ�क सुर�ा के �लए ख़तरनाक बताया गया। 2016 म� मोद� ने दावा �कया
�क एनजीओ उनके �ख़लाफ़ सा�ज़श कर रहे ह�।

एनजीओ को वत�मान सरकार ने बड़े पैमाने पर �नशाना बनाया है और �रपोट� के अनुसार उसने
सं�द�ध �वदेशी �नवेश� से �नपटने के �लए ‘�वघटनकारी’एनजीओ के �ख़लाफ़ अ�भयान छेड़ द� है।
एनजीओ �ारा उठाए जानेवाले मु�� को संदेह क� ��� से देखा जाता है और इसे वे ‘चौथी पीढ़� क�
लड़ाई’ बताते ह� और यह भीकहते ह� �क पा�क�तान क� ख़ु�फ़या एज��सयाँ भारत म� �स�वल
सोसायट� को �नशाना बना रही ह�। सरकार ने �वदेशी चंदा लेने के बारे म� क़ानून को बदल �दया है
और इसने भारत के एनजीओ से�टर के �लए अ��त�व का संकट पैदा कर �दया है।

संगठन बनाने के अ�धकार को सी�मत करना 
 
एनजीओ का पंजीकरण 

यह पाया गया है �क सीएसओ को �नशाना बनाने के �लए सरकार ने कई तरह के हथकंडे अपनाए
ह�। इनके पंजीकरण को �कसी �ावसा�यक ��त�ान के पंजीकरण से भी �यादा क�ठन बना �दया
गया है। ऐसे कई मामले �ए ह� जब सीएसओ के लाइस�स को र� कर �दया गया या �नलं�बत कर
�दया गया और उनके नवीनीकरण क� अनुम�त नह� द� गई।  

सीएसओ अ�पसं�यक, द�लत, आ�दवासी, म�हला और ब�ह�करण झेल रहे समूह� और
मानवा�धकार हनन के �शकार लोग� को क़ानूनी मदद देते ह�। अंतररा�ीय �तर पर इनको मानने
संबंधी सं�ध पर ह�ता�र करने के बावजूद बीजेपी क� सरकार क� इन सामा�जक, राजनी�तक और
मानवीय मू�य� के ��त कोई ��ा नह� है और इस �े� म� काम करनेवाले लोग हमेशा ही बीजेपी के
�नशाने पर होते ह�।  एनजीओ के कामकाज को �भा�वत करनेवाले अहम बदलाव जो सरकार ने
�कए ह� उसके अनुसार अब आयकर अ�ध�नयम के तहत एनजीओ के पंजीकरण �सफ�  पाँच साल
तक वैध रह�गे। इसका मतलब यह �क हर एनजीओ को पाँच साल के बाद कर छूट के �लए ज़�री
चे�रटबल �टेटस के �लए आवेदन करना होगा। �वदेशी चंदा पंजीकरण अ�ध�नयम (एफसीआरए)
 एफसीआरए के �नयम सीएसओ के कामकाज म� बाधा बनते रहे ह�। इस अ�ध�नयम को मूल �प से
घरेलू राजनी�त म� �वदेशी पैसे के �भाव को कम करने के �लए 1976 म� पास �कया गया था पर बाद
म� 2010 म� इसे और स�त बना �दया गया। इस संशोधन से �वदेशी चंदा �वीकार करने क� इ�ा
रखनेवाले सभी एनजीओ के �लए एफसीआरए पंजीकरण आव�यक बना �दया गया।  और अब
एफसीआरए के �लए यह ज़�री है �क एनजीओ हर पाँच साल पर अपने पंजीकरण का नवीनीकरण 
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कराए।ँ नए संशोधन से सरकार इस बात पर भी नज़र रखेगी �क सं�ाए ँअपना पैसा �कस तरह से
खच� कर सकती ह�। एफसीआरए लाइस�स के नवीनीकरण ने सीएसओ को भारी मु��कल म� डाल
�दया है �य��क नवीनीकरण पूण�तया सरकार क� मज़� पर है।

बीजेपी के 2014 म� स�ा म� आने के बाद से चु�न�दा आधार पर सं�ा� को �नशाना बनाया जा रहा
है। कई एनजीओ के लाइस�स र� कर �दए गए ह�। सीआईवीआईसीयूएस के अनुसार 5 मई से 9 जून
2015 के बीच एफसीआरए का उ�लंघन करने और कर �रटन� नह� भरने के आरोप म� 4,470 और
अ�ैल 2016 म� 9,000 सीएसओ के पंजीकरण र� कर �दए गए। सरकार ने 2019 म� लोकसभा म�
बताया �क 2014 से 14,500 एनजीओ को �वदेशी चंदा लेने से रोक �दया गया और इस तरह �ा�त
�वदेशी चंदा जो 2018 म� $2.2 अरब था, �गरकर 2019 म� $295 �म�लयन पर आ गया। अब हर
पाँच साल पर एनजीओ को यह भी बताना पड़ता है �क उ�ह� धम� प�रवत�न कराने म� शा�मल होने के
�लए दं�डत तो नह� �कया गया है और यह आ�ासन देना होगा �क वे देश�ोह को बढ़ावा देनेवाली
ग�त�व�धय� म� शा�मल नह� ह�गे।  
 
ऐसे एनजीओ को �वशेष �प से �नशाना बनाया गया है जो मानवा�धकार क� र�ा के मु�े पर
कमजोर और अ�पसं�यक समूह� क� �वतं�ता क� र�ा के �लए काम करते ह�। इस तरह के
सीएसओ को परेशान करने के �लए सरकार ने एफसीआरए को ह�थयार क� तरह �योग करना शु�
कर �दया है। �जन �मुख सं�ा� को �नशाना बनाया गया है उनम� शा�मल ह� नवसज�न ��ट,
अनहद, �ीनपीस इं�डया, लॉयस� कले��टव, स�टर फ़ॉर �ोमोशन ऑफ़ सोशल क�सन� (सीपीएससी),
इं�डयन सोशल ऐ�न फ़ोरम (इंसाफ़), अमने�ट� इंटरनेशनल। 
 
डराने धमकाने के �लए �वत�न एज��सय� का �योग 

एनजीओ को डराने-धमकाने के �लए सरकार ईडी, सीबीआई जैसी जाँच एज��सय� का बेजा उपयोग
भी करती है। कई नामी-�गरामी सं�ा� को इन एज��सय� के मा�यम से �नशाना बनाया गया है और
उनके �ख़लाफ़ फ़ज़� आपरा�धक मामले के तहत कार�वाई क� गई है।

मानवा�धकार काय�कत�ओं पर मंडराते डर के बादल 

संगठन� को ज़�री मु�� पर काय� करने से रोकने के अलावा मानवा�धकार काय�कता�� ने बताया है
�क सरकारी एज��सयाँ उ�ह� डराती -धमकाती भी ह�। उदाहरण के �लए छ�ीसगढ़ म� आ�दवासी के
अ�धकार� के �लए काम करनेवाली सोनी सोरी, बेला भा�टया और गुजरात दंगे म� �ज़�दा बचे लोग� क�
मदद करनेवाली ती�ता सेतलवाड। इन काय�कता�� पर सरकार क� एज��सयाँ ख़ु�फ़या नज़र रखती
ह� और इसी तरह से ऐसे ही सामा�जक-राजनी�तक सरोकार� वाले प�कार�, वक�ल�, �श�ा�वद� और
अ�भया�नय� के �ख़लाफ़ भी सरकारी एज��सयाँ स��य रहती ह� और ये आईट� अ�ध�नयम और 
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टेली�ाफ अ�ध�नयम के तहत इनके �ख़लाफ़ जासूसी करती ह�। एक �रपोट� के अनुसार हर साल एक
लाख लोग� के फ़ोन पर नज़र रखने के आदेश जारी �कए जाते ह�।

अ�भ��� और मत �कट करने क� आज़ाद� पर ��तबंध 
 
प�कार� और अ�भया�नय� पर हमले 

�ेस �वतं�ता के मामले म� भारत लोकतां��क देश� म� काफ़� नीचे है। मोद� ने देश क� मी�डया पर
अपना �भाव बढ़ा �दया है और उ�ह�  अपनी सरकार क� �ह��वाद� नी�तय� पर चलने के �लए बा�य
कर �दया है। उन प�कार� पर हमले हो रहे ह� �ज�ह�ने इस सरकार के �ख़लाफ़ कुछ �लखा है और
2014 से गौरी लंकेश स�हत कम से कम 18 प�कार� क� ह�या हो चुक� है। जाँच से पता चला है �क
गौरी लंकेश क� ह�या के तार �ह�� अ�तवा�दय� से जुड़ रहे ह�। 25 माच� और 31 मई  2020 के बीच
कम से कम 55 प�कार� पर �गर�तारी का ख़तरा मंडरा रहा था, उनको शारी�रक �प से या उनक�
संप��य� को नुक़सान  प�ँचाया गया या उनके �ख़लाफ़ एफआईआर दज� �कए गए। �जन प�कार�
को सरकार के ग़��से का �नशाना बनाया गया उनम� शा�मल ह� द वायर के संपादक �स�ाथ� वरदराजन
और �शांत कनो�जया। राणा अ�यूब को गुजरात दंगे म� अ�मत शाह क� भू�मका के बारे म� �लखने के
�लए परेशान �कया गया है और यह आज भी जारी है।  

सूचनाओं तक प�ँच को सी�मत करना 

भारत म� इंटरनेट को बंद करने के वाक़ये �यादा हो रहे ह� और इसम� नाटक�य वृ�� �ई है। भारत
सरकार सोशल मी�डया �लैट्फ़ॉम� से कंट�ट को हटाने के �लए सबसे �यादा बार आ�ह कर चुक� है
और सोशल मी�डया पो�ट के कारण कम से कम 50 लोग� को 2017 और 2018 म� �गर�तार
�कया गया �जसम� अ�धकांश मुसलमान ह�। बीजेपी सरकार ने देश क� सूचना का अ�धकार �वधेयक
म� छेड़छाड़ क� है और जो क़ानून एक समय म� सबसे सश� क़ानून माना जाता था उसे संशोधन के
�ारा कमजोर कर �दया गया। मु�य सूचना आयु� और रा�य सूचना आयु�� के वेतन और �नयु��
क� अव�ध को क� � सरकार के अधीन कर �दया गया और इस तरह अब उन पर आसानी से
राजनी�तक दबाव डाला जा सकता है। देश के सूचना अ�धकार काय�कता�� पर हमले जारी ह� और
कॉमनवे� ��मन राइट्स इनी�शए�टव (सीएचआरआई) �ैकर क� मान� तो इस अ�ध�नयम के 2005
म� बनने के बाद अभी तक 86 लोग� क� ह�या हो चुक� है और इनम� से 44 लोग� क� ह�या 2014 म�
बीजेपी सरकार के स�ा म� आने के बाद �ई है।
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घृणा फैलानेवाल� को खुली छूट 

ट�वी चैनल� पर पाबंद� क� बात भी सामने आयी है। केरल के एक चैनल को �द�ली म� �ए दंगे म�
�द�ली पु�लस और आरएसएस के बारे म� �वरोधी राय रखने के कारण उस पर फ़रवरी 2020 म�
अ�ायी ��तबंध लगा �दया गया। इससे पहले 2016 म� एनडीट�वी पर एक �दन का ��तबंध सरकार
ने लगा �दया था। ज़ा�हर है सरकार उन चैनल� के �ख़लाफ़ कोई कार�वाई नह� करती जो खुलेआम
घृणा फैलाते ह� और देश म� सं�दाय� के बीच ��मनी का माहौल पैदा करते ह�। सरकार के समथ�क
मी�डया समूह� को सरकारी �व�ापन के मा�यम से पुर�कृत �कया जाता है जब�क सरकार के
�ख़लाफ़ खबर चलानेवाले चैनल� और अख़बार� एवं अ�य मा�यम� को सरकारी �व�ापन से वं�चत
कर �दया जाता है । 
 
अकाद�मक आज़ादी पर हमला 

ऐसे �व��व�ालय� पर हमले बढ़ रहे ह� जो सवाल उठाते ह� और �वतं�ता का झंडा बुलंद करते ह�।
सरकार ने उ� �श�ा क� अपनी बजट जो �क 2013-14 म� जीडीपी का 0.6 ��तशत था, उसे 
 2018-19 म� घटाकर  0.2 ��तशत कर �दया। �फर, आरएसएस से जुड़े छा� संगठन अ�खल
भारतीय �व�ाथ� प�रषद क� �व��व�ालय� म� गंुडागद� बढ़ गई है और ये लोग उन छा�� और
�श�क� पर हमले करते ह� जो उनके �वचार� से अलग �वचार रखते ह� । 
 
जमा होने और �वरोध करने क� आज़ादी पर अंकुश 

बीजेपी के 2014 म� क� � क� स�ा म� आने के बाद से बोलने, सभा करने और अ�भ��� क�
संवैधा�नक �वतं�ता पर हमले बढ़ गए ह�। सं�वधान के अनु�ेद 19(1)(b) के तहत जनता को यह
आज़ाद� द� गई है। क� � सरकार ने आ�दवा�सय�, द�लत�, अ�पसं�यक� के �वरोध �दश�न� को स�ा
म� आने के बाद कुचला है। उ�पीड़नकारी �म क़ानून के �ख़लाफ़ �दश�न, गुजरात के ऊना म� द�लत�
क� ह�या के �वरोध म� �ए �दश�न, अनुसू�चत जा�त एवं अनुसू�चत जनजा�त के बारे म� सु�ीम कोट�
के फ़ैसले के �ख़लाफ़ �वरोध �दश�न और भीमा कोरेगाँव म� द�लत� क� सभा पर बीजेपी से जुड़े
संगठन� के काय�कता�� ने हमले �कए। मामले क� जानकारी रखनेवाल� का कहना है �क इस बारे म�
मौजूदा क़ानून का बड़े पैमाने पर उ�लंघन हो रहा है और सरकार असहम�त रखनेवाल� को �नशाना
बना रही है। �सरी बार 2019 म� स�ा म� लौटने के बाद से बीजेपी अपने �वरो�धय� के �ख़लाफ़ पहले
से कह� �यादा दमन का रवैया अपना रही है। सीएए के �ख़लाफ़ �वरोध �दश�न के दौरान धारा 144
का �ापक ��पयोग �आ ता�क लोग� को जमा होने और �वरोध �दश�न से रोका जा सके। क�मीर
म� भी सरकार इस धारा का ��पयोग कर रही है। धारा 144 का मनमाना �योग और इंटरनेट को बंद
कर देना आम हो गया है और इसे अब सामा�य ���या का �ह�सा बना �दया गया है। भारत म� �कसी
अ�य लोकतां��क देश से कह� �यादा इंटरनेट को बंद �कया जा रहा है।   
 
 
���टश शासन के दौरान बने राज�ोह क़ानन (आईपीसी क� धारा 124A) का यह सरकार भयंकर
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अ�पसं�यक� के �लए �सकुड़ते दायरे
 
हाल म� जो भी �आ है उसको देखकर यही लगता है �क धा�म�क अ�पसं�यक� �वशेषकर मुसलमान�
के �लए नाग�रक दायरे को �भावी �प से बंद करने का �यास हो रहा है।  

राजनी�तक और आ�थ�क �े� म� मुसलमान� क� भागीदारी कईकारण� से सी�मत रहा है और �जसम�
एक कारण है मुसलमान� और उनके �लए काम करनेवाले सीएसओ का �बना �कसी बाधा के �भावी
भागीदारी और संवाद नह� कर पाना। इसक� वजह से समानता के आधार पर अपने अ�धकार� का
दावा करने क� उनक� �मता कम हो गई है और इसने उनके इद�-�गद� राजनी�तक और सामा�जक
संरचना� को �भा�वत �कया है। संसाधन� तक मुसलमान� क� अपया��त प�ँच उनके �लए सबसे बड़ी
बाधा है और इनके ��त सरकार क� संक�ण� नी�त ने रही सही कसर पूरी कर द� है। ब�त बार ऐसा
�आ है �क नी�त-�नमा�ण भी मुसलमान� के �ख़लाफ़ होता है और इन सारी बात� का कुल �भाव यह
होता है �क हा�शए पर प�ँचा �दए गए मुसलमान� क� ���त म� कोई सुधार नह� होता है। 

�व�भ� �े�� म� �नण�य लेने क� ���या म� मुसलमान� क� भागीदारी हमेशा ही कम रही है। रा�ीय
जनसं�या म� 14 फ़�सद� �ह�सेदारी वाले समुदाय का लोकसभा म� ��त�न�ध�व इस समय 4.9
��तशत है। नौकरशाही म� भी यही हाल है – मा� 3.7 ��तशत मुसलमान ही �स�वल स�व�सेज़ म� ह�।
28 म� से �कसी भी रा�य का पु�लस �मुख या रा�य �तर का व�र�तम अ�धकारी मु�य स�चव इस
समय मुसलमान नह� है और न ही देश के �कसी शीष� पेशेवर संगठन जैसे आईआईट�, आईआईएम,
एआईआईएमएस के शासक�य बोड� म� कोई मुसलमान सद�य है। इसी तरह, देश के शीष� �नगम�,
ब�क�, साव�ज�नक �े� क� कंप�नय� या ���ट या ट�वी मी�डया हाउज़ेज़ के शीष� बोड� म� मुसलमान� का
कोई ��त�न�ध�व है। और ऐसा होना अपवाद नह� ब��क ऐ�तहा�सक �प से सामा�य बात हो गई है। 

मह�वपूण� �े�� म� मुसलमान� का ��त�न�ध�व नह� होने क� वजह से उनके लोकतां��क अ�धकार
�भा�वत �ए ह�। नाग�रक स��यता, साव�ज�नक �नगरानी, जानकारीपूण� आम राय और सामा�जक
संगठन जो �क एक जीवंत और मज़बूत नाग�रक दायरे क� मौजूदगी के �माण ह�, मुसलमान� म� इनक�
उप���त ऐ�तहा�सक �प से कमजोर रही है जब�क इनके साथ भेदभाव होता रहा है और इनके
�ख़लाफ़ ल��त �ह�सा का इ�तहास रहा है। बीजेपी के 2014 म� स�ा म� आने के बाद मुसलमान� के
�ख़लाफ़ नफ़रती �ह�सा बढ़� है। मुसलमान�, द�लत� और ईसाइय� के �ख़लाफ़ भीड़-�ह�सा बढ़� है और
इन धा�म�क अ�पसं�यक� के �ख़लाफ़ क़ानून भी स�त �ए ह�, जैसे धम� प�रवत�न के �ख़लाफ़ क़ानून
�जसके बारे म� मानवा�धकार समूह� का यह कहना है �क यह अ�पसं�यक� को परेशान करने के �लए
�ह�� समूह� को लाइसे�स देने जैसा है। असम म� नाग�रक� का एक रा�ीय र�ज�टर तैयार �कया गया
ता�क रा�य म� �वदे�शय� क� पहचान क� जा सके। इस र�ज�टर ने अंततः 19 लाख लोग� को �वदेशी
घो�षत कर �दया जो इस सूची म� नह� ह� और अब इनके �सर पर देश से बाहर कर �दए जाने का ख़तरा
मंडरा रहा है। इसम� भी सबसे �यादा मुसलमान ही �भा�वत होनेवाले ह�, ऐसी आशंका है। 
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2019 म� �बारा स�ा म� आने के बाद से बीजेपी ने ऐसे कई क़दम उठाए ह� �जनसे मुसलमान सीधे
�भा�वत �ए ह�। मसलन, तीन तलाक़ को आपरा�धक घो�षत करना, ज�मू-क�मीर म� अनु�ेद 370
को समा�त करना और �फर बाबरी म��जद मामले म� �ह�� प�कार� के प� म� सु�ीम कोट� का
फ़ैसला। �दसंबर 2019 को नाग�रकता क़ानून म� संधोशन कर देश म� मुसलमान� को छोड़कर पड़ोसी
देश� के अ�य धम� के नाग�रक� को अवैध �प से �वेश क� अनुम�त दे द� गई। सरकार ने पूरे देश म�
भारतीय नाग�रक� का र�ज�टर बनाने क� भी घोषणा क�। पूरी योजना मुसलमान घुसपै�ठय� क�
पहचान कर सीएए के तहत उ�ह� देश से बाहर करने क� है। सीएए को मौ�लक �प से �वभेदकारी
माना गया है और यह भी �क यह अ�ध�नयम भारी सं�या म� मुसलमान� को रा�य�वहीन कर देगा।

ख़तरे को भाँपते �ए सीएए-एनआरआईसी के स��म�लत ख़तरे के �ख़लाफ़ मुसलमान खड़े �ए और
पूरे देश म� आंदोलन चलाया। �द�ली म� छा�� ने इस अ�ध�नयम के �ख़लाफ़ आंदोलन चलाया
�जसको सरकार ने बल �योग से कुचलना चाहा पर यह शी� ही पूरे देश म� फैल गया। राजधानी
�द�ली के शाहीन बाग़ म� म�हला� ने अ�व�मरणीय आंदोलन चलाया और इस �ान पर उनका
धरना नाग�रक आंदोलन� के इ�तहास म� �वणा��र� म� दज� हो गया। एक हाथ म� सं�वधान और �सरे
हाथ म� �तरंगा �लए शाहीन बाग़ क� म�हला� के इस आंदोलन को ‘लोकतं� के �दल क� धड़कन’
बताया गया और इसे एक नए पुनजा�गरण क� सं�ा द� गई। इनक� एक ही मांग थी �क सीएए को
वापस �लया जाए और राजनी�तक ���या म� उ�ह� बराबरी क� �ह�सेदारी द� जाए। शाहीन बाग़ ने
मुसलमान� को बोलने का साहस �दया और उ�ह� दमन और हा�शयाकरण के �ख़लाफ़ झंडा बुलंद
करने क� ताक़त द�। इसे भारत के �स�वल सोसायट� के �लए गौरव का �ण बताया गया।

असहम�त को दबाने के �लए बल का अ��धक �योग

एक नाग�रक के �प म� अपने �ख़लाफ़ स�ा के हाथ� हो रहे ग़ैर-बराबरी के �वहार के �ख़लाफ़
मुसलमान� के खड़े होने और उनको �मले समथ�न से �वच�लत सरकार �ह�सा पर उतर आयी और
�दश�नका�रय� पर बल �योग �कया। असम जहां सीएए के �ख़लाफ़ सबसे पहले �दश�न शु� �आ,
पु�लस फ़ाय�र�ग म� कम से कम पाँच लोग� क� जान चली गई। देश के कई �ह�स� – कना�टक, असम,
उ�र �देश, �द�ली आ�द जगह� पर �दश�नका�रय� पर पु�ल�सया अ�याचार �आ और लोग� क� मौत
�ई। अलीगढ़ मु��लम �व��व�ालय और जा�मया �म��लया इ�ला�मया म� छा�� और �दश�नका�रय�
को लाठ�-डंड� से पीटा गया और उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए । लखनऊ म� लोग� पर पु�लस ने
डंडे बरसाए।

सूचना, अ�भ��� और जमा होने पर पांबंदी 
 
�दसंबर 2019 म� सीएए क़ानून के पास होने के बाद उ�र �देश के �वशेषकर मुसलमान ब�ल
इलाक़� – �बजनौर, �फ़रोज़ाबाद, कानपुर, मेरठ, मुज़�फ़रनगर, रामपुर, संभल और राजधानी 
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लखनऊ म� लोग� का �वरोध �दश�न शु� हो गया था और �शासन ने इन �े�� म� इंटरनेट सेवाए ँबंद
कर द�। लोग� के जमा होने और सभा करने पर पाबंद� लगा द� गई और धारा 144 लगा �दया गया।
सरकार ने ब�त ही �नद�यता से �दश�न को कुचला। कई �ान� पर पु�लस ने सीधे भीड़ पर गो�लयाँ
चलायी और कम से कम 22 लोग� क� इसम� जान चली गई।

बदले क� कार�वाई और �ाय का �व�ंस 

यूपी के कई शहर� म� जब �वरोध �दश�न हो रहे थे, आरएसएस और इससे जुड़े संगठन के लोग
पु�लस के साथ �मलकर मुसलमान �दश�नका�रय� को मारपीट रहे थे और उलटे �दश�नका�रय� पर
�ह�सा�मक होने का आरोप लगा रहे थे। यूपी के मुज़�फ़रनगर म� इन लोग� ने एक इ�ला�मक कॉलेज
पर हमला �कया, वहाँ लोग� को मारापीटा, तोड़फोड़ क�, संप��य� को नुक़सान प�ँचाया और �फर
उलटे 55 �दश�नका�रय� को �गर�तार कर �लया।  

यूपी क� पु�लस बदले क� भावना से कार�वाई कररही थी यह �� था। कई नाबा�लग� को �गर�तार
�कया गया और उनके �ख़लाफ़ ब�त ही संगीन आरोप लगा �दए गए जो नाबा�लग� के �लए बने
क़ानून का उ�लंघन था । �गर�तार लोग� को �हरासत के दौरान मारापीटा गया, उनक� �कान� और
संप��याँ सील कर द� गई और उनसे हज़ा�ना भी वसूला गया। 
 
�द�ली : शां�तपूण� असहम�त को आपरा�धक करार देना सीएए के �ख़लाफ़ चल रहे �दश�न के दौरान
ही �द�ली �वधानसभा के चुनाव �ए और बीजेपी को �दश�नका�रय� के �ख़लाफ़ कार�वाई करने और
उनके �दश�न को सां�दा�यक �ुवीकरण के मा�यम से अनु�चत बताने का मौक़ा �मल गया।
�दश�नका�रय� को देश-�ोही, �व�ासघाती और आतंकवाद�  बताया। 

उ�र पूव� �द�ली म� बीजेपी के नेता क�पल �म�ा ने �दश�नका�रय� को हटाने का अ�ट�मेटम पु�लस
को �दया और ऐसा नह� करने पर क़ानून अपने हाथ म� लेने क� बात कही। बाद म� �म�ा के समथ�क�
ने धरणा पर बैठे लोग� पर हमला कर �दया �जसक� वजह से �ह�सा फैली और इसने सां�दा�यक �प
ले �लया। मी�डया �रपोट� और दंग� के वी�डयो से यह �� था �क बीजेपी के लोग� ने पु�लस के साथ
�मलकर मुसलमान �दश�नका�रय� को �नशाना बनाया। तीन �दन� तक चले इस दंगे म� कम से कम
53 लोग� क� जान गई �जनम� 34 मुसलमान थे। उनके पूजा�ल� को भी �ापक नुक़सान प�ंचाया
गया था। 
 
अ�भया�नय� और सीएसओ के �ख़लाफ़ कार�वाई 

ऊपर जो भी उदाहरण �दए गए ह� उनम� से सभी म� फ़ज़� मामले दज� करने और ज़�रत से अ�धक
बल �योग क� बात �� है। सरकार के �ख़लाफ़ आवाज़ उठानेवाल� के �ख़लाफ़ राज�ोह और 
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आतंकवाद-�वरोधी क़ानून के तहत धड़�ले से मामले दज� कर �दए गए। �द�ली म� �ई �ह�सा म� भी
यही देखा गया। म�हला� और छा�� को भी नह� ब�ा गया। अभी भी 9 से अ�धक अ�भयानी
जेल म� ह� और इनम� से अ�धकांश मुसलमान ह�।

�द�ली �ह�सा म� दो स�ताह बाद एफआईआर दज� �कए गए। कहा गया �क �ह�सा पूव�-�नयो�जत थी
और इस बारे म� मुसलमान युवा� ने ष�ं� रचा था और जा�मया कोऑ�ड�नेशन क�मट� (जेसीसी),
�प�जड़ा तोड़ और पॉ�युलर �ंट ऑफ़ इं�डया (पीएफआई) इसक� अगुवाई कर रहे थे।  उ�र �देश म�
भी एएमयू के छा�� के �ख़लाफ़ स�त कार�वाई क� गई, उ�ह� �गर�तार �कया गया और उनके
�ख़लाफ़ राज�ोह, ह�या के आरोप लगाए गए। �रहाई मंच और पीएफआई के काय�कता�� के
�ख़लाफ़ �ापक कार�वाई क� गई। इनक� तुलना म� �द�ली म� �ह�सा भड़कानेवाले बीजेपी नेता� पर
कोई कार�वाई नह� क� गई। यहाँ तक �क उनके �ख़लाफ़ एफआईआर तक दज� नह� �कया गया।
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�स�वल सोसायट� पर कार�वाई का �ापक असर
 
�स�वल सोसायट� ख़ासकर अ�पसं�यक� के �लए काम करनेवाले संगठन� पर इन बात� का ब�त
��तकूल असर पड़ा है और इसने उनके कामकाज के तरीक़े को बदलने के �लए बा�य �कया है। हर
जगह रा�य का आतंक पसरा है। 
 
मौ�लक �तं�ता क� र�ा करने म� �वफल रहा ह ैकोट�  

मामले पर नज़र रखनेवाले लोग� का कहना है �क हाईकोट�, सु�ीम कोट� और मानवा�धकार आयोग
शां�तपूण� �वरोध �दश�न के संवैधा�नक अ�धकार� क� र�ा करने और उ�ह� रा�य के ग़��से और पु�लस
क� �ूरता से बचाने म� �वफल रहे ह�। एक-आध मामल� को छोड़ �दया जाए तो कोट� ने पु�लस और
�शासन को अ�य�धक बल �योग से नह� रोका और न ही उ�ह� �ह�सा के �लए �ज़�मेदार ठहराया। और
जब उ�ह�ने कार�वाई क� भी तो वह मौ�लक अ�धकार� क� र�ा के �लए वैसा �यास नह� था जैसा होना
चा�हए।

क�मीर म� नाग�रक दायरे का ख़ा�मा

क़ानून और सामा�जक अनुबंध क� समा��

मुसलमान ब�ल क�मीर म� 5 अग�त 2019 म� संवैधा�नक प�रवत�न तो �आ ही वहाँ संचार मा�यम�
को बंद कर �दया गया, लोग� क� आवाजाही पर रोक लगा �दया गया, और भारी सं�या म� राजनी�तक
काय�कता�� को जेल म� डाल �दया गया जो यह बताता है �क लोकतां��क ढाँचे के अधीन नाग�रक
दायरे का गला कैसे सफलतापूव�क घ�टा जा सकता है। यहाँ तक �क यूएन ने भी इसक� आलोचना क�,
इसे क�मीरी लोग� को सामू�हक �प से दं�डत करना बताया और क� � सरकार से रा�य म� सामा�य
���त बहाल करने का आ�ह �कया।

सरकार ने यहाँ नाग�रक दायरे का गला दबाने के �लए साव�ज�नक सुर�ा अ�ध�नयम (पीएसए) और
यूएपीए का ��पयोग �कया। �दश��नक�रय� के �ख़लाफ़ खुलकर पेलेट गन का �योग �कया और यहाँ
तक �क ब�� को भी नह� ब�ा। यहाँ ग़ैरक़ानूनी ह�याए ँआम ह�। लोग� को ग़ायब कर �दया जाता है।
मानवा�धकार� का उ�लंघन यहाँ �नबा�ध जारी है जब�क एएफएसपीए क़ानून के तहत सुर�ा बल� क�
�यादती पहले से हो रही है।

अनु�ेद 370 के तहत �मले �वशेष संवैधा�नक दज� को समा�त �कए जाने के बाद अब सरकार
क�मीर क� जनसां��यक� को बदलने क� को�शश कर रही है और वहाँ देश के अ�य �ह�से से ग़ैर
मुसलमान� को लाकर बसाया जा रहा है।
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संचार ठप; भाषण और अ�भ��� पर ��तबंध
 
रा�य म� �शास�नक बदलाव के साथ ही वहाँ टे�लफ़ोन, इंटरनेट और ट�वी चैनल� को भी बंद कर �दया
गया। बाद म� 2019 के अंत म� मोबाइल और ल�डलाइन फोन शु� �आ पर �ॉडब�ड और मोबाइल
डाटा सेवाए ँचार महीने तक बंद रही और �सफ�  जनवरी 2020 म� ही इसे शु� �कया गया पर यह भी
सी�मत ही था। सोशल मी�डया साइट्स वहाँ के लोग� के �लए बंद ही रहे। इंटरनेट बाद म� शु� �कया
गया पर जब पूरे देश म� 4G सेवाए ँजारी थी, यहाँ 2G क� अनुम�त द� गई थी। क�मीर एक ऐसी जगह
बन गई है जहां इंटरनेट ��नया म� सबसे लंबे समय से बंद रहा। वहाँ �ेस पर ��तबंध है और क�यू�
आम है। कई प�कार� को यूएपीए के तहत जेल म� बंद कर �दया गया है।
 
संगठन बनाने और सभा करने पर पाबंदी

क�मीर म� अनु�ेद 370 को समा�त �कए जाने के बाद हज़ार� लोग� को वहाँ एह�तयातन �हरासत म�
ले �लया गया �जनम� राजनी�तक नेता, सामुदा�यक नेता, �ावसा�यक ��त�ान� के मा�लक, �स�वल
सोसायट� के लोग और युवक शा�मल थे। यहाँ तक �क रा�य के तीन पूव� मु�यमं��य� और मु�यधारा
और अलगाववाद� राजनी�तक दल� के सद�य भी शा�मल थे। सरकार नह� चाहती थी �क उसने रा�य
म� जो भी �कया है उसका �कसी भी �तर पर �वरोध हो। एक अनुमान के अनुसार, अग�त 2019 म�
लगभग 8000 लोग� को �हरासत म� �लया गया और उन पर पीएसए लगा �दया गया। भारतीय
म�हला� के रा�ीय संघ के अनुसार रा�य म� लॉकडाउन शु� होने के समय 13,000 ब�� को
�हरासत म� �लया गया। कुछ को छोड़ा गया पर आज भी इनम� से कई रा�य और रा�य के बाहर के
जेल� म� बंद ह�। रा�य म� ईद, मुहर�म, �मला�न नबी आ�द पर लोग� को जमा होने क� इजाज़त नह� द�
गई और वहाँ राजनी�तक ग�त�व�धय� पर लगभग पाबंद� लगा द� गई।

‘मौ�लक �वतं�ता’ पर �शकंजा 

�वरोध �दश�न के �ख़लाफ़ अ�य�धक बल �योग
 
सरकार ने वहाँ �वरोध को कुचलने के �लए सारे हथकंडे अपनाए – आंसू गैस, पे�पर �े, �पटाई,
खदेड़ना आ�द। सुर�ा बल पेलेट गन का �योग पहले से ही करते रहे ह� �जसक� वजह से लोग� को
काफ़� नुक़सान प�ँचा है।
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�या�यक राहत का अभाव 

क�मीर म� मौ�लक अ�धकार� के हनन के इतने हो-ह�ला के बावजूद हाईकोट� और सु�ीम कोट� ने इस
मामले म� कोई �यादा �दलच�ी नह� ली। रा�य के हाईकोट� म� बंद� ��य�ीकरण के 600 से अ�धक
मामले दायर �कए गए पर इनम� से मा� 1 ��तशत मामले क� सुनवाई �ई है। रा�य म� लॉकडाउन के
बारे म� �शकायत पर भी सु�ीम कोट� ने �यादा �यान नह� �दया। एक पीआईएल पर तो सु�ीम कोट� ने
पाँच महीने के बाद सुनवाई क�। ब�� को अकारण जेल म� बंद �कए जाने के मामले क� सुनवाई को
सु�ीम कोट� ने ख़ा�रज कर �दया। 
 

�न�कष� 

पूरी ��नया म� नाग�रक दायरे पर हमले हो रहे ह� और �पछले कुछ वष� म� इसम� तेज़ी आयी है।
जानकार लोग इसे ��नया भर म� लोकतं� के कमजोर होने और उसके �नयम क़ानून� क� अनदेखी
करना, राजनी�तक �वरो�धय� क� वैधता को नकारना, नाग�रक �वतं�ता को सी�मत करना और
स�ह�णुता का मखौल और �ह�सा को बढ़ावा देना शा�मल है। नर�� मोद� के नेतृ�व म� यही हो रहा है –
लोकतं� को पाँव ख�चने के �लए बा�य �कया जा रहा है। बीजेपी अ�धनायकवाद� रा�ते अपना रही है
और देश के सबसे बड़े अ�पसं�यक समूह मुसलमान� के �लए बड़ी �च�ता का कारण हो गया है
�य��क उनको ही �नशाना बनाकर वह �ह�� वोटर� म� अपनी ���त मज़बूत कर रही है। इस ���या म�
जैसा �क �वाभा�वक है, उसने उन सं�ान� क� कमर तोड़ द� है जो सरकार के हमल� से लोकतं� क�
र�ा कर सकते थे।
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भारत सरकार के �लए

• सं�वधान के अनु�ेद 19 (1)(a), 19(1)(b) और 19(1)(c) के तहत �जन अ�धकार� क� गारंट� द�
गई है उसका पालन करे 
• भारत ने मानवा�धकार क� र�ा करने के �जस अंतररा�ीय सं�धय� पर ह�ता�र �कए ह� उसके ��त
वह ��तब� रहे �जनम� अनु�ेद 19 और 20 म� �व�भ� तरह क� �वतं�ता� का �ज़� है और इनके
साथ-साथ आईसीपीआर का अनु�ेद 19 भी शा�मल है। ख़ासकर - 
•  संगठन बनाने क� �वतं�ता 
–  सीएसओ के पंजीकरण को मनमाने तरीक़े से र� करने और उनके खाते पर पाबंद� को रोके और
र� �कए गए पंजीकरण को बहाल करे 
–  राजनी�तक आधार पर सीएसओ को परेशान करना बंद करे और उनके ब�क खाते आ�द पर
��तबंध नह� लगाए 
–  एफसीआरए को संशो�धत कर सीएसओ �वरोधी मनमाना �ावधान� को समा�त करे 
• एचआरडी क� सुर�ा 
–  एचआरडी और उसके काय�कता�� पर हमले बंद करे और इन हमल� के �लए आपरा�धक �याय
�व�ा का ��पयोग बंद करे 
–  सभी एचआरडी को �बना शत� �रहा करे 
–  एचआरडी को लोकतं� और मानवा�धकार के �हत म� काम करने का सुर��त माहौल उपल�
कराए 
–  एचआरडी के हर मामले म� �न�प� और �ापक जाँच कराए और अपरा�धय� के �ख़लाफ़ क़ानूनी
कार�वाई करे 
• सभा करने का अ�धकार
–  धारा 144 का ��पयोग बंद कर और लोग� को �वरोध �दश�न क� अनुम�त देने से नह� रोके 
–  �दश�नका�रय� के �ख़लाफ़ अ�य�धक बल �योग रोके 
–  �दश�नका�रय� के �ख़लाफ़ ख़तरनाक ह�थयार� का �योग रोके 
–  सभा करनेवाल� के �ख़लाफ़ बल �योग म� संयु� रा� संघ और भारत सरकार के गृह मं�ालय के
�नद�श� का पालन कर� 
 
• बोलने और अ�भ��� क� �वतं�ता 
–  आईपीसी क� धारा 124A (राज�ोह) और आईट� अ�ध�नयम क� समी�ा करे और और इसे
अ�भ��� क� �वतं�ता के सव��म यो�य बनाए 
–  प�कार� क� र�ा कर� और उ�ह� �नभ�क होकर काम करने दे 
–  मी�डया (परंपरागत और सोशल मी�डया स�हत) पर स�सर�शप ख़�म करे और इंटरनेट पर पाबंद�
को रोके
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अंतररा�ीय समुदाय के �लए

• भारत को अपने संवैधा�नक गारंट� और आईसीसीपीआर के ��त उसक� ��तब�ता का पालन
करने के �लए उ�सा�हत करे और उसे मौ�लक अ�धकार� का स�मान करने को कहे

• भारत को सीएसओ, एचआरडी, प�कार� और मानवा�धकार काय�कता�� को परेशान नह� करने
को कहे  सीएसओ, एचआरडी, प�कार� और मानवा�धकार काय�कता�� को परेशान करनेवाले
अ�धका�रय� के �ख़लाफ़ क़ानूनी कार�वाई करने को भारत को कहे
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